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06 दिसम्बर, 2016 को उत्तर के लिए
डीसीबी स्टाफ क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जा
2279.श्री नीरज शेखर :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क)
दिल्ली छावनी बोर्ड (डी.सी.बी.) द्वारा अपने कर्मचारियों को आबंटित करने के लिए स्टाफ क्वार्टरों की टाईप-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

 
(ख)
स्टाफ क्वार्टरों को किराए पर दिए जाने के मामलों की दिल्ली छावनी बोर्ड में लम्बित मामला-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग)
क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अनेक स्टाफ क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ)
इन स्टाफ क्वार्टरों को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कब्जे से खाली कराने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा क्या कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है; और
(ङ)
इन स्टाफ क्वार्टरों को खाली कराने के लिए त्वरित कार्रवाई न करने वाले संबद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जानी प्रस्तावित है ?
उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)
(1)  : 
अपेक्षित सूचना निम्नवत् है:-

	टाईप
	क्वार्टरों की संख्या

	I
	156

	II
	18

	III
	09

	IV
	09


(ख) :
किराए पर दिए जाने में शामिल दो स्टाफ क्वार्टरों के आबंटन को 25.11.2016 को निरस्त कर दिया गया तथा संबंधित कर्मचारियों को निरस्तीकरण आदेश की तारीख से 30 दिनों के अन्दर स्टाफ क्वार्टरों का खाली कब्जा सौंपने के निदेश दिए गए । संबंधित आबंटियों को यह कारण बताने हेतु नोटिस भी दिया गया है कि उक्त क्वार्टरों को किराए पर दिए जाने हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई क्यों न की जाए ।
 
(ग) से (ङ) :
वर्तमान में 19 अदद स्टाफ क्वार्टर बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कब्जे में हैं । सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कब्जे में 17 स्टाफ क्वार्टरों के संबंध में सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली), अधिनियम 1971 के अन्तर्गत कार्यवाहियां शुरू कर दी गई हैं जिनमें से पांच मामले न्यायाधीन हैं । अन्य दो मामलों में शीघ्र कार्रवाई आरम्भ की जाएगी ।
*****
